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चचा� म� ��?

हाल ही म� क� �ीय  सड़क और प�रवहन  मं�ी ने लोकसभा  म� वाहन  �ै�प�ग नी�त (Vehicle

Scrapping Policy) क�  घोषणा  क�।

इस नी�त को क� �ीय बजट 2021-22 म� पहली बार घो�षत �कया  गया  था।
इस नी�त के अंतग�त 20 साल से अ�धक पुराने  51 लाख और 15 साल से अ�धक पुराने 34

लाख हलके मोटर �ीक� (LMV) को शा�मल �कया  गया  है।
भारत एक �ोबल पो�ज़श�न� ग �स�म (Global Positioning System- GPS) आधा�रत टोल
सं�ह �णाली को भी लागू करेगा  और एक साल के अंदर सभी टोल बूथ� को बंद  कर �दया
जाएगा।

�मुख �ब� दु

उ�े�:
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पुराने और खराब वाहन� को कम कर इनसे होने वाले वायु �दूषक� को कम करना ,
सड़क और वाहन� क�  सुर�ा  म� सुधार करना।

�ावधान:

�फटनेस टे�:

पुनः पंजीकरण  कराने से पूव � 15 वष� से अ�धक पुराने वा�ण��क वाहन� और 20 वष�
से अ�धक पुराने �नजी वाहन� को एक �फटनेस टे� पास करना  होगा।
पुरान े वाहन� का  परी�ण  �चा�लत �फटनेस क� �  म� �कया  जाएगा , यहा ँ वाहन� का
�फटनेस टे� अंतरा ��ीय  मानक� पर �कया  जाएगा।

इन  �फटनेस क� �� म� वाहन� का  उ�ज�न  परी�ण , �े�क� ग �स�म, सुर�ा
घटक� आ�द  का  परी�ण  �कया  जाएगा  और इस टे� म� �वफल रहने वाले
वाहन� को हटा  (Scrap) �दया  जाएगा।
मं�ालय  ने पंजीकरण  ���या  के �लये �ै�प�ग सु�वधाओ ंहेतु �नयम भी जारी
�कये ह�।

रोड टै� से छूट
रा�  सरकार� को सलाह दी जाती है �क वे �नजी वाहन� के �लये 25% तक और
�ावसा�यक वाहन� हेतु 15% तक रोड-टै� म� छूट �दान  कर� ता�क पुराने वाहन�
के मा�लक� को पुराने तथा  अन�फट वाहन� को हटाने के �लये �ो�ा�हत �कया  जा
सके।

वाहन  म� छूट:

वाहन  �नमा �ताओ ं�ारा   '�ै�प�ग स�ट� �फकेट' �दखाने वाल� को नई गाड़ी लेने पर
5% क�  छूट दी जाएगी, साथ ही नए वाहन  के पंजीकरण  शु�  म� भी छूट दी जाएगी।

हतो�ा�हत करना:
15 वष� या  इससे पुराने वाहन� के पुनः पंजीकरण  शु�  को बढ़ाकर ऐसे वाहन� के
�योग को हतो�ा�हत �कया  जाएगा।

मह�:

�ैप याड� का  �नमा �ण:

यह देश म� अ�धक �ैप याड� बनाने और पुराने वाहन� के कचरे से �भावी �प से
�नपटने म� मदद  करेगा।

रोज़गार:

नए �फटनेस स�टर� से लगभग 35 हज़ार लोग� को रोज़गार �मलेगा  और 10,000

करोड़ �पए का  �नवेश �ा� होगा।
राज� म� सुधार:

यह भारी और म�म वा�ण��क वाहन� जो �क IL&FS संकट (Infrastructure

Leasing & Financial Services) और को�वड-19 महामारी से उ�� ���तय� के
कारण  आ�थ�क मंदी म� थे, क�  �ब��  को बढ़ावा  देगा।
इस नी�त से सरकारी खजाने को व�ु और सेवा  कर (GST) के मा�म से लगभग
30,000 से 40,000 करोड़ �पए �ा� होने क�  उ�ीद  है।
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क�मत� म� कमी:
पुराने वाहन� से �ा� धातु और �ा��क के पुनच��ण  से ऑटो कंपोन�ट (Auto

Component) क�  क�मत� काफ�  हद  तक कम हो जाएगी।
�ैप साम�ी स�ी होने से वाहन  �नमा �ताओ ंक�  उ�ादन  लागत कम हो जाएगी।

�दूषण  म� कमी:
यह �धन  द�ता  म� सुधार और �दूषण  को कम करने म� मदद  करेगा।

नए वाहन� क�  तुलना  म� पुराने वाहन  पया �वरण  को 10 से 12 गुना  अ�धक
�दू�षत करते ह�। एक अनुमान  के अनुसार, वत�मान  म� 15 वष� से अ�धक पुराने
लगभग 17 लाख म�म और भारी वा�ण��क वाहन  मौजूद  ह�।

वाहन  �दूषण  को रोकने के �लये अ� पहल� :

गो इलेि��क अ�भयान।
फेम इं�डया  ��म फेज II।
�द�ी के �लये इलेि��क वाहन  नी�त, 2020।
हाइ�ोजन  �धन  सेल आधा�रत बस और कार प�रयोजना।
रा�ीय इलेि��क मो�ब�लटी �मशन, 2020।

�ोत: इं�डयन ए��ेस
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